भारत सरकार
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक                                  राज्‍य सभा     
वितरण मंत्रालय (उपभोक्‍ता मामले विभाग)                अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 227.
जिसका उत्‍तर शुक्रवार 06 दिसम्‍बर, 2013 को दिया जाएगा

आवश्‍यक वस्‍तुओं की कीमतों में वृद्धि
227. श्री के.सी. त्‍यागी: 

       क्‍या उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क): क्‍या सरकार ने आवश्‍यक वस्‍तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारणों तथा इसको नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की विफलता का कोई आकलन और विश्‍लेषण किया है; 
(ख): विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कीमतों में वृद्धि पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और उनमें प्राप्‍त हुई सफलता का ब्‍यौरा क्‍या है;
(ग): क्‍या सरकार ने कीमतों में वृद्धि के मुद्दे का अध्‍ययन करने और इसको नियंत्रित करने के लिए उपाय सुझाने हेतु कोई समिति गठित की है; और
(घ): यदि हां, तो उक्‍त समिति द्वारा की गई सिफारिशों और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति का ब्‍यौरा क्‍या है?       

           उत्‍तर
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) और (ख): सरकार देश भर में 57 रिपोर्टिंग केंद्रों से प्राप्‍त आंकड़ों के माध्‍यम से  चुनिंदा आवश्‍यक वस्‍तुओं के थोक/खुदरा मूल्‍यों की निरंतर आधार पर निगरानी करती है। प्रभावी मूल्‍य स्थिति के साथ ही अन्‍य कारक जिनका घरेलू और अंतर्राष्‍ट्रीय बाजारों दोनों में मूल्‍यों पर पड़ता है, का विश्‍लेषण किया जाता है और इसके आधार पर उचित नीतिगत हस्‍तक्षेपों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं।


आवश्‍यक वस्‍तुओं की मूल्‍य वृद्धि, मांग की तुलना में घरेलू आपूर्ति में कमी, परिवहन लागत में वृद्धि, प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां और आय और जीवन स्‍तर में सुधार के परिणामस्‍वरूप आहार संबंधी आदतों में परिवर्तन आदि जैसे विभिन्‍न कारकों के कारण होती है। समाज के निर्धन वर्ग और उपभोक्‍ताओं को राहत दिलाने के लिए सरकार ने आवश्‍यक वस्‍तुओं की मूल्‍य वृद्धि को रोकने और उनकी उपलब्‍धता में सुधार लाने के लिए विविध उपाय किए हैं। किए जा रहे उपायों में, आम खपत वाली वस्‍तुओं को शून्‍य अथवा रियायती शुल्‍क पर आयात की अनुमति देने के साथ-साथ उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के तहत उनकी स्‍टॉक धारण सीमाएं निर्धारित करना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्‍यों पर खाद्यान्नों का आबंटन करना शामिल है। 
थोक मूल्‍य सूचकांक यह दर्शाता है कि अक्‍तूबर, 2012 की तुलना में अक्‍तूबर, 2013 में अनाजों जैसे गेहूं, दालों, दूध, चीनी और खाद्य तेलों की मुद्रास्‍फीति की दर में गिरावट आई जबकि चावल, सब्‍जियों, फलों, अण्‍डे, मीट और मछली की मुद्रास्‍फीति की दर में वृद्धि हुई।
(ग) और (घ): मूल्‍य स्थिति की पुनरीक्षा करने और सुधारात्‍मक उपाय सुझाने के लिए मूल्‍यों संबंधी एक मंत्रिमंडल समिति और सचिवों की समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्‍त वर्ष 2010 में कुछेक राज्‍यों के मुख्‍य मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों को शामिल करते हुए उपभोक्‍ता मामलों पर एक कार्य दल का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट 2011 में प्रस्‍तुत की जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित सिफारिशें की गई हैं:-

कृषि उत्‍पाद बाजारों में बढ़ती प्रतिस्‍पर्धा; कृषि-आधार ढांचे में सुधार; स्‍पॉट तथा भावी बाजार के भांडागार/कोल्‍ड चेन आधारढांचे का एकीकरण; बाजार संबंधी सूचना के संग्रहण,विश्‍लेषण और प्रसार के लिए समर्पित केन्‍द्रीय निकाय की स्‍थापना और आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 के संशोधनों का बेहतर कार्यान्‍वयन।


उपर्युक्‍त सिफारिशें अनेक विभागों/मंत्रालयों से संबंधित हैं। आवश्‍यक अनुवर्ती कार्रवाई सं‍बंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई है। 
******
